भारत सरकार 
वित्‍त मंत्रालय, राजस्‍व विभाग

***
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 892
(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 28 जुलाई, 2015/6 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है)
विदेशों में जमा काला धन 
892. 
श्री के.एन. बालगोपाल :
क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) 
क्‍या सरकार ने भारतीयों द्वारा विदेशों में जमा किए गए काले धन को वापस लाने हेतु कोई कदम उठाए हैं, यदि हां तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और  
(ख) 
क्‍या सरकार ने भारतीयों से संबंधित काले धन की संभावित राशि का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?
उत्‍तर
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा) 
(क) : 
सरकार ने देश में काले धन के मुद्दे से निपटने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए हैं । इन कदमों में सूचना के समेकन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के वर्धमान प्रयोग के द्वारा इसके खनन और सक्षमता वृद्धि पर समुचित ध्‍यान केन्द्रित कर सुदृढ़ विधायी एवं प्रशासनिक ढांचों, प्रणालियों एवं पद्धतियों को लागू करना शामिल है । हाल के महीनों में, सरकार द्वारा नीति-स्‍तर पर पहल करके तथा जमीनी स्‍तर पर अधिक प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करके, दोनों तरीकों से, काले धन से लड़ने के लिए अनेक उद्देश्‍यपूर्ण तरीके अपनाए गए हैं । सरकार द्वारा इस संबंध में की गई प्रमुख पहलों में निम्‍नलिखित शामिल हैं: 
(i) 
सरकार द्वारा संसद के माध्‍यम से भारत के लोगों से की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एक समग्र और नया ‘‘काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्तियां) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015’’ को अधिनियमित किया गया है, जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ विदेशी आय एवं परिसंपत्तियों के संबंध में अघोषित आय पर अलग कराधान का प्रावधान है । अन्‍य बातों में, विदेशी परिसंपत्तियों/आय के संबंध में कर अपवंचन आदि के स्‍वेच्‍छाचारी प्रयास के लिए सजा को 10 वर्ष तक के कठोर कारावास एवं शास्ति तक बढ़ाए
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जाने का प्रावधान है । नए कानून में अपराधों के एकीकरण एवं आयकर निपटान आयोग के अवसर उपलब्‍ध नहीं हैं । अधिनियम में विदेशी परिसंपत्तियां/आय के संबंध में कर अपवंचन के स्‍वेच्‍छाचारी प्रयास के अपराध को धन शोधन की रोकथाम संबंधी अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत अनुसूचित अपराध के रूप में शामिल करने का प्रावधान भी है । 
 (ii) 
वित्‍त अधिनियम, 2015 में अग्रिम के रूप में किसी भी धनराशि की स्‍वीकृति या भुगतान को या अन्‍यथा अचल संपत्ति की खरीद के संबंध में 20,000/- रूपए अथवा इससे अधिक रोकड़ में लेने का निषेध करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के संगत उपबंधों में संशोधन किया गया है । बेनामी लेनदेन के खतरे से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए संसद के बजट सत्र में आवश्‍यक कानून पेश किया गया था । 
(iii) 
सरकार द्वारा काले धन पर मई 2014 में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के दो सेवानिवृत्‍त न्‍यायाधीशों की अध्‍यक्षता एवं उपाध्‍यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था । अत्‍यधिक अघो‍षित आय, विशेषकर विदेशों में छुपा कर रखे गए काले धन से संबंधित मामलों की जांच पर एसआईटी द्वारा बड़े पैमाने पर निगरानी रखी जा रही है तथा एसआईटी द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है । एसआईटी पहले ही माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय को 3 रिपोर्ट प्रस्‍तुत कर चुका है । 
(iv) 
अघोषित विदेशी परिसंपत्तियों/आय से संबंधित मामलों की जांच को सर्वोच्‍च प्राथमिकता दी गई है तथा प्रत्‍येक आयकर महानिदेशक (जांच) के अधीन अघोषित विदेशी परिसंपत्तियों/आय के मामलों में शीघ्र एवं केंद्रित जांच करने के लिए विशेष इकाइयां गठित की गई हैं । 
(v) 
भारत अब वित्‍तीय सूचना को अग्रसक्रिय तौर पर साझा करने हेतु एक बहुपक्षीय व्‍यवस्‍था जिसे सूचना का स्‍वत: आदान प्रदान (एईओआई) के नाम से जाना जाता है जो कर अपवंचन से लड़ने के वैश्विक प्रयासों में बहुत सहायक होगी, के गठन के प्रयासों में एक अग्रणी ताकत है । अमेरिका के विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (फटका) के तहत अमेरिका के साथ सूचना-साझा करने के प्रबंधों पर हस्‍ताक्षर करने हेतु एक निर्णय भी लिया गया है । एईओआई तथा फटका से भारतीय लोगों के द्वारा अन्‍य देशों में किए गए वित्‍तीय लेनदेनों के संबंध में भारत को सूचना प्राप्‍त हो सकेगी । 
(vi) 
गैर-हस्‍तक्षेपी उपायों पर ध्‍यान केंद्रित करते हुए, कर अपवंचन के विरूद्ध विश्‍वसनीय निवारण के लिए शीघ्रातिशीघ्र अपराधियों पर अभियोग चलाने के लिए उच्‍च प्रभाव वाले मामलों में प्रवर्तनीय उपायों पर समुचित जोर दिया गया है । 
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(vii) 
सूचना के आदान-प्रदान के अनुच्‍छेद को अंतरराष्‍ट्रीय मानकों तक लाने एवं सूचना के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने तथा पारदर्शिता लाने हेतु अनेक क्षेत्राधिकारों के साथ नए दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों तथा कर सूचना के आदान-प्रदान संबंधी करारों (टीआईईए) पर हस्‍ताक्षर करके भारत के संधि नेटवर्क को वृहत बनाया गया है तथा दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों पर पुनर्वार्ता की गई है । 
(viii) 
सरकार डीटीएए/टीआईईए/बहुपक्षीय अभिसमय के अंतर्गत सूचना के आदान-प्रदान हेतु विदेशी सरकारों के साथ अग्रसक्रिय तौर पर बातचीत में संलग्‍न हुई है ।
(ख) 
सरकार ने अज्ञात आय के आकलन तथा देश के अंदर एवं बाहर धन पर अन्‍य बातों के साथ-साथ एक अध्‍ययन अधिकृत किया था जो राष्‍ट्रीय लोक वित्‍त एवं नीति संस्‍थान (एनआईपीएफपी), राष्‍ट्रीय अनुप्रयुक्‍त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) तथा राष्‍ट्रीय वित्‍तीय प्रबंधन संस्‍थान (एनआईएफएम) के द्वारा किया गया था । इन संस्‍थानों से प्राप्‍त रिपोर्ट सरकार के पास जांचाधीन हैं ।  
---
